आमदार श्री. हरीभाऊ राठोडजी का पत्रकार श्री. राळेसे विशेष साक्षात्कार
पत्रकार (श्री. राळे) : अन्य पिछडे वर्गेांके लिए किए हुए आरक्षण क्यों और किसके लिए करना चाहिए यह संक्षिप्त में स्पष्ट करने का कष्ट करें।

हरीभाऊ राठोड : मंडल आयोग के सिफारिस के अनुसार अन्य पिछडे वर्गेांको केंद्र सरकारने 27% आरक्षण दिया हैं। केंद्र सरकारने पिछ़डे हुए वर्ग की तैयार की हुई सूची में विमुक्त-घुमंतू, बाराबलुतेदार और अन्य अत्यंत पिछडी हुई जातीयाँ सम्मिलित है। मंडल आयोग लागू होने के बाद पिछले 22 बरस में इन विमुक्त घुमंतू तथा बाराबलुतेदार जैसी जातीयों को उनका लाभ नहीं मिला हैं। उदा. आय.ए.एस., आय.पी.एस., पोष्ट ऑफिस, रेल्वे, राष्ट्रीयकृत बँक, केंद्रीय कार्यालय इत्यादी। इसलिए महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश ने किए हुए विभाजन जैसा विभाजन केंद्र में भी होना आवश्यक है। यह विभाजन बाराबलुतेदार याने : नाई, खाती, वाडी, लुहार, सुतार, सुनार, कुंम्हार, धोबी, रामोशी, गुरव, तांबोळी, कासार, भाट, जिनगर, सनगर, बुरुड, शिंपी, गोवारी, डवरी-गोवारी, कोष्टी, बुनकर, बेलदार, कुमावत, भोई, केवट, कोळी, गडरिया, तेली, धनगर इन आत्यंतिक पिछडे हुए लोगोंको होनेवाला है। इनके लिए हम पूरे देशमें आंदोलन करेंगे।
पत्रकार : यह आंदोलन कब होनेवाला है और कहाँ?

हरीभाऊ : यह आंदोलन 27 मार्च 2016 को जंतरमंतर दिल्ली में होगा।

पत्रकार : जिनको मंडल आयोग जैसी सिफारिसें लागू करने के लिए आप आरक्षण का आंदोलन कर रहें है उनके आरक्षण की स्थिती क्या है? यदि विभाजन हुआ तो कितने लोगों का लाभ होगा?
हरीभाऊ : देशमें विमुक्त-घुमंतू लोगोंकी 666 जातीयाँ (आबादी 22 करोड), बाराबलुतेदार और अत्यंत पिछडं वर्ग 540 जातीयाँ (आबादी 18 करोड) कुल मिलाकर 1206 (आबादी 40 करोड) जातीयाँ है। 

पत्रकार : इन सब जातीयों को 27% आरक्षण है, फिर भी आप और आरक्षण क्यों माँग रहे है?

हरीभाऊ : हमें ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 9-9% आरक्षण चाहिए। इसलिए हम इस आंदोलन के जरिए ऐसी माँग करनेवाले है कि अन्य पिछडे वर्ग का तीन हिस्से में विभाजन करना चाहिए।
पत्रकार : ऐसा क्यों? जब आपको 27% आरक्षण है, तो आप 9-9% क्यों माँग रहे है?

हरीभाऊ : क्योंकी 27% का लाभ इन विमुक्त-घुमंतू लोगोंको नहीं मिलता है। वह इसलिए की अन्य पिछडे वर्गोंकी केंद्रीय सूची में कुछ उच्च वर्गीय प्रगत जातीयाँ सम्मिलित है और वे जातीयाँ यह आरक्षण का लाभ उठा रहें है। इन वंचितों को कुछ भी नहीं मिलता।
पत्रकार : इतने दिन आप एस.टी. (अनुसूचित जमाती) की माँग कर रहें ते और अब…

हरीभाऊ : हाँ, यह सच है। यह माँग हम करते रहेंगे, किन्तु अभी यह दिखाई देता है कि यह संभव नहीं है। क्योंकी लोकसभा में 40 आदिवासी सांसद बैठे है, जो यह माँग पूरी नहीं होने देंगे। इसके पहले इंदिरा गांधीजीने 1967, 1972 और 1976 में यह विधेयक संसद में पेश किया था। उस समय आदिवासी समाजके सब सांसदने संसद सदस्यत्व का इस्तिफा इंदिराजी को पेश किया था। यह आरक्षण का इतिहास है।

पत्रकार : राज्य में आरक्षण की क्या स्थिती है?

हरीभाऊ : कुछ राज्योंने पहले ही इस तरह का आरक्षण किया है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेशने पहले ही विमुक्त-घुमंतू समाजको अलग आरक्षण देकर उन्हे सामाजिक न्याय दिया है। अन्य कुछ राज्योंमें यह प्रस्ताव विचाराधीन है। उदाहरण के तौर पर मध्यप्रदेश, उत्तरांचल। आज भी हमारी माँग है कि जिन राज्योंनें अबतक ओबीसी का विभाजन नहीं किया है, वो सब महाराष्ट्र पॅटर्न (वसंतराव नाईक) अंमल में लाए। हम दिल्ली जन आंदोलन के साथ अन्य राज्योंमें भी इस आरक्षण का आंदोलन शुरु करेंगे।

पत्रकार : क्या आपकी 27% आरक्षण के विभाजन की माँग वैधानिक है?

हरीभाऊ : हाँ। सर्वोच्च न्यायालय में इंद्र सहानी बनाम भारत सरकार (1993) इस मामले ने स्पष्ट किया है कि यदि अन्य पिछडे हुए वर्गोंका आरक्षण किया तो वह वैध रहेगा और न्यायोचित होगा।

पत्रकार : आप अन्य पिछडे वर्गोंके आरक्षण की माँग कर रहे है, किन्तु महाराष्ट्र में विमुक्त-घुमंतू ऐसा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण किया है। आप केंद्र में भी ऐसी ही माँग करेंगे?

हरीभाऊ : हाँ। विभाजन के ए.बी.सी. का अर्थ है – 1) शेड्युल डी.एन.टी. (डीनोटीफाईड नोमेडीक ट्राईब्ज) अनुसूचित विमुक्त-घुमंतू जनजातीयाँ 2) शेड्युल एम.बी.सी. (अनुसूचित आत्यंतिक पिछडे हुए बाराबलुतेदार) 3) शेड्युल बी.सी. (अनुसूचित पिछडी हुई जातीयाँ)। आगे चलकर इस प्रवर्ग को एस.टी. (अ) कहाँ जा सकता है।

पत्रकार : हरीभाऊजी, कुछ राज्योंमें विमुक्त-घुमंतू समाजमें से कुछ जातीयाँ एस.सी. में है और कुछ एस.टी. में है, वा इन जातीयों का समावेश कहाँ होगा?
हरीभाऊ : जो जातीयाँ एस.सी. में है, या एस.टी. में है, उन्हे जो आरक्षण मिल रहा है वही मिलता रहेगा, क्योंकी यहाँ उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। केंद्र के सूचीमें जो ओबीसी है, उनके विभाजन की हम माँग कर रहें है और एस.सी.बी.सी. ने (राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ने) भी ओबीसी के विभाजन का ही परिवेदन सादर किया है। 
पत्रकार : आपके माँग को और क्या आधार है?

हरीभाऊ : आरक्षण के प्रनेते छत्रपती शाहू महाराज और संविधान के रचयिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने दो घोडों का (एक ताकदवार और दुसरा दुबला) उदाहरण दिया था। यदि इन दोनों घोडों को खाने के लिए एक टोकरी में चने दिए तो ताकदवार घोडा सब चने खाएगा और दुबले घोडों को कुछ नहीं मिलेगा। यही बात आत विमुक्त-घुमंतू बाराबलुतेदार और धनगर, माली, धोबी, तेली, गोवारी जैसे जातीयों के बारे में हो रहीं है। दूसरी बात यह है कि मंडल आयोग के एक सदस्य श्री.एल.आर.नाईक ने भी मंडल आयोग की सिफारिस केंद्र सरकार को देते वक्त सब लोगोंको एकसाथ 27% आरक्षण देने का विरोध किया था और 27% आरक्षण दो भागों में बाटने का आग्रह किया था। किन्तु उस समय अन्य सदस्यों ने उनक कहना माना नहीं। मंडल आयोग के ऐतिहासिक परिवेदन के साथ श्री.एल.आर.नाईक का असहमती पत्र जोडा गया है। यह बहुत ऐतिहासिक बात है। यदि सरकार इस दबे हुए और वंचित वर्ग को न्याय देना चाहती है तो सरकार का श्री. नाईक का असहमती पत्र, इंद्र सहानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किया हुआ भाष्य और राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ती ईश्वरैया इन्होंने हाल में ही सादर किया हुआ परिवेदन और उनकी सिफारिसें यह सब काफी है। ज्यादा सूचना के लिए श्री.एल.आर.नाईक का असहमती पत्र सर्वोच्च न्यायालय का इंद्र सहानी मामले में भाष्य और राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग की सिफारिसे पढें। आप हमारे संकेतस्थल www.haribhaurathod.org का भी परिशालिन करें।
पत्रकार : एल.आर. नाईक असहमती पत्र के बारे में सक्षिप्त में राय दे।

हरीभाऊ : उनकी राय थी कि सबको 27% आरक्षण न दें। राज्योंके पिछडे हुए वर्गोंके सूची का विभाजन करें। एक पिछडे हुए वर्गीय यानी प्रगत पिछडे हुए वर्गीयों में अत्यंत पिछडे हुए वर्गीय। किन्तु श्री. नाईक के इस राय को किसी ने नहीं माना। मंडल आयोग के सन्माननीय सदस्य श्री.एल.आर.नाईक के राय की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। उन्होंने ऐसी राय दी थी कि अन्य पिछडे वर्गोंमें से प्रगत जातीयाँ अन्य पिछडे वर्गों का ही पिछडे हुए जातीयों को आगे आने नहीं देती, इसलिए भविष्यमें यह अत्यंत पिछडे हुई जातीयाँ संघटित होकर अपना नेतृत्व खुद ही निर्माण करेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अन्य पिछडे हुए वर्गोंमें से अत्यंत पिछडा हुआ वर्ग और दबे हुए पिछडे जाती के लोग केंद्रीय आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। महाराष्ट्र में टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स इनके तथा योजना आयोग के सिफारिस के अनुसार 1961 में अन्य पिछडे वर्गों को विभाजन करके आरक्षण दिया है। महाराष्ट्र में विमुक्त-घुमंतू जातीयों ने इसका थोडा लाभ उठाया है और आज भी उठा रहें है।
पत्रकार : इंद्र सहानी मामला संक्षेप में बताओ –
हरीभाऊ : मंडल आयोग के सिफारिस के अनुसार 27% आरक्षण देने के बारे में सर्वोच्च न्यायालयने इंद्र सहानी बनाम भारत सरकार इस मामले में ऐसा भाष्य किया है की संविधान की धारा 16(4) के अनुसार पिछडे हुए वर्गों का पिछडे हुए वर्ग और अधिक पिछडे हुए वर्ग ऐसा वर्गीकरण करने में संविधान को कोई भी बाधा नहीं है। ऐसा वर्गीकरण (उस वर्ग का) सामाजिक पिछडापन कितना है, उसपर निर्भर होना चाहिए। विविध पिछडे वर्गों का समान विभाजन होना आवश्यक है, जिसके स्वरुप एकत्रीकरण होके, एक या दो वर्ग आरक्षण का सब लाभ खुद लेके नहीं जा सकते है।


इस मामले के न्यायालयीन आदेश के परिच्छेद क्र.802 में माननीय न्यायाधीश ने ऐसी राय व्यक्त की है कि पिछडे हुए वर्गोंका पिछडे हुए वर्ग और अधिक पिछडे हुए वर्ग ऐसा वर्गीकरण करने में संविधान या कानून को कोई भी बाधा नहीं है। ऐसा वर्गीकरण करनाही चाहिए, यह जरूरी नहीं है। सुनार और वडार (जिनका पारंपारिक व्यवसाय पत्थर फोडना है) यदि इन दोनों को एक ही वर्ग में समाविष्ट किया तो सुनार ही सब सुविधाएँ ऐंठ लेंगे और वडार के लिए कुछ भी नहीं होगा। यदि मुमकीन हो तो राज्य सरकार इन अन्य पिछडे हुए वर्गों में उपवर्गीकरण करें, जिसकी वजह से पिछडे हुए वर्गों में अधिक पिछडे हुए वर्गों को उनको देय लाभ प्राप्त होंगे।
पत्रकार : राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग की सिफारिसें क्या है?

हरीभाऊ : राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग दिल्ली इनके प्रतिवेदन में उन्होंने सिफारिस की है कि अन्य पिछडे के 27% आरक्षण के अनुसार विभाजन करें।

1. विमुक्त-घुमंतू 2. बाराबलुतेदार और आत्यंतिक पिछडे वर्गों में से तेली, माळी, कोळी, गवारी 3. अन्य पिछडे वर्ग

पिछले 20 बरस से हमारी यहीं माँग है।
